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सं ० प्रो ० वि० एफ० डी ०/ गुड़गांव/ 67-86 / 34629.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि परिवहन आयुक्त 
हरियाणा चण्डीगड़ । 2. जनरल मैनेजर सैंट्रल बाडी विल्डिंग वर्कशाप हरियाणा रोडवेज , रिवाड़ी, के श्रमिक श्री रमेश 

कुमार 
पुत्र श्री बलवन्त सिंह , गांव भन्दलोन तहसील झज्जर जिला रोहतक , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम -68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा ? 
के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन 
मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है : -- 

क्या थी रमेश कुमार की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं ० यो ० वि ०/हिसार/ 123-86 / 34638.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि राज्य परिवहन हिसार । 
2. परिवहन आयुक्त , हरियाणा चण्डीगड़, के श्रमिक श्री युसफ खान हैल्पर पुत्र श्री मेहरदीन गांव व डा ० गोरछी जिला 
हिसार , तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
भक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 964 1-1-- शम -78/ 32573, दिनांक 6 
नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि 
उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा संबंधित मामला है 

क्या श्री यूसफ खान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि · नहीं, तो यह किस राहत का 
हकदार है ? 

दिनांक 23 सितम्बर , 1986 
सं ० ओ ० वि ०/ हिसार/ 106-86 / 35 304.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० हरियाणा कानकास्ट लि . 
सातरोड़, हिसार के श्रमिक श्री बलबीर सिंह , पुन श्रो रंगी राम मार्फत पोली स्टील वर्कर यूनियन नागोरी गेट हिसार तया 
उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए, अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम -न्यायालय रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है । 

क्या श्री बलवीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 
सं ० ओ० वि ०/एफ.० डी ०/ 50-88/ 35493.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० इन्डस्ट्रीयल एण्ड एलाईड 
प्रोडक्टस कारपोरेशन प्लाट नं . 45, सैक्टर 6, फरीदाबाद के श्रमिक श्री ईमैनूयल , मार्फत श्री के ० एल ० शमा , जी -15 प्रोस्ड प्रेस , 
कालोनी , फरीदाबाद तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अव , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम / 68/ 1525 4, दिनांक 20 
जून 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - म / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित 
नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

ईमैनूयल की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 
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द्वारा उक्त 


क्या श्री 


